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सोमवार, 17 दिसम्‍बर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)
बैटरी से चलने वाले रिक्शा
746. श्री रामकुमार वर्माः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) दिल्ली और राजस्थान में चलने वाले बैटरी रिक्शा की संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा बैटरी रिक्शा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या बैटरी रिक्शा के लिए स्थाई स्टैंड बनाये गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क): मंत्रालय  देश में विभिन्‍न राज्‍यों में चल रहे ई-रिक्‍शा की संख्‍या के संबंध में आंकडे नहीं रखता है। राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रस्‍तुत आंकड़ों के अनुसार, वाहन डेटाबेस पर, जहां दिल्‍ली और राजस्‍थान राज्‍य में पंजीकृत  ई-रिक्‍शा वाहनों का विवरण क्रमश: 61522 और 12,513 है।
(ख) से (घ): मंत्रालय ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2015 दिनांकित 19.03.2015 को सन्‍निविष्‍ट करके मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवी अधिनियम) में संशोधन किया है और सीएमवीआर के दायरे के तहत  विनिर्माण, संचालन, पंजीकरण और ई-रिक्‍शा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में विनिर्देशनों को शामिल करने के लिए केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) में संशोधन के लिए सा.का.नि. 709(अ) दिनांकित 08.10.2014, का.आ.2590(अ) दिनांकित 08.10.2014 और सा.का.नि. 27(अ) को अधिसूचित किया है।  इसके अलावा, मंत्रालय ने का.अ.2812(अ) दिनांकित 30.08.2016 के माध्‍यम से ई-कार्ट और ई-रिक्‍शा श्रेणी के यातायात वाहनों को परमिट की आवश्‍यकता से छूट प्रदान की है। एमवी अधिनियम और सीएमवीआर के प्रावधानों का कार्यान्‍वयन राज्‍य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।
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